शासन 


उत्तीसगर्व 


. 


पंजीयन क्रमांक " छत्तीसगढ़/ दुर्ग ::: 
सी . ओ./ रायपुर/17/2002 . ". 


" बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22 - छत्तीसगढ़ गजट/ 38 सि.से. 
भिलाई , दिनांक 30-5-2001. " 


छत्तीसगढ़ 


राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 40 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 4 अक्टूबर , 2002 - आश्विन 12, शक 1924 


विषय - सूची 


भाग 3.-- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, ( 2 ) सांख्यिकीय 

सूचनाएं, 


भाग 1 .-- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , 

( 3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 4 ) 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 )निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं , 
( 1 ) लोक - भाषा परिशिष्ट. 


भाग 4.- ( क ) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2 ) प्रवर समिति के 

प्रतिवेदन , ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 
अध्यादेश, ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम, ( 3 ) संसद् के 
अधिनियम , ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम , 


भाग 2. - स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं . 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


. 


. 


सामान्य प्रशासन विभाग 

रायपुर , दिनांक 13 सितम्बर 2002 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 

क्रमांक 2432/ 2002/ 1/ 2, -श्री जी . एस . मिश्रा, भा . प्र. से . 

( 1994 ), उप - सचिव , पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को उनके 
रायपुर , दिनांक 28 अगस्त 2002 

वर्तमान कर्तव्यों के साथ उप - सचिव, गृह विभाग का अतिरिक्त 

प्रभार भी सौंपा जाता है . श्री मिश्रा गृह विभाग में केवल राज्य 
क्रमांक 2294/1853/ 2002/1 / 2. - डॉ . मनिन्दर कौर द्विवेदी, 

परिवहन निगम के बंटवारे एवं इससे संबंधित नई व्यवस्था का कार्य 
भा . प्र. से . ( 1995 ), कलेक्टर , महासमुन्द को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों 

देखेंगे. 
के साथ - साथ आगामी आदेश पर्यन्त परियोजना निदेशक , जिला 
गरीबी उन्मूलन परियोजना ( पी.डी.डी.पी.आई.पी. ) का अतिरिक्त 

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 
कार्य सौंपा जाता है. 

अरूण कुमार, मुख्य सचिव . 

1299 
नियंत्रक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2002. 
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[ भाग 1 


6 . 


रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2002 


डॉ. दिनेश कुमार मरोठिया, डीन डेयरी, सदस्य 
टेक्नालाजी , इं. गां. कृ. वि . वि ., रायपुर 
श्री कृष्ण कुमार साहू, एसोसियेट प्रोफेसर सदस्य 
इं. गां . कृ . वि . वि ., रायपुर. 


7 . 


क्रमांक 2437 /1933/02/2/ एक / लीव.--- श्री नारायण सिंह, 
आयुक्त , बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को दिनांक 3-10-2002 से 
18-10-2002 ( 16 दिन ) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया 
जाता है तथा दिनांक 2, 19 एवं 20-10-2002 का शासकीय 
सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

ए. जे. व्ही . प्रसाद, सचिव. 


2 . श्री नारायण सिंह की अवकाश अवधि में श्री आर. पी . 
मण्डल, कलेक्टर, बिलासपुर को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ 
साथ आयुक्त , बिलासपुर संभाग का कार्यभार सौंपा जाता है. 


संसदीय कार्य विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


3 . 


अवकाश से लौटने पर श्री सिंह को अस्थायी रूप से आगामी 
आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त , बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के पद 
पर पुनः पदस्थ किया जाता है . 


रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2002 


4 . 


अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते 
उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे. 


5 . 

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं 
जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते . 


क्रमांक 5636/ 48/ सं. का ./2002. - छत्तीसगढ़ विधान मण्डल 
नेता प्रतिपक्ष ( वेतन तथा भत्ता ) अधिनियम, 1980 ( क्रमांक 8 सन् 
1980 ) की धारा 5 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग 
में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा पत्थलगांव, जिला जशपुर 
( छत्तीसगढ़ ) को छत्तीसगढ़ विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष का अतिरिक्त 
शासकीय निवास स्थान घोषित करती है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

के. के . बाजपेई, अवर सचिव. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

प्रभात शास्त्री, उप - सचिव . 


कृषि विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 


रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2002 


- 


रायपुर , दिनांक 26 अगस्त 2002 


क्रमांक 5636 / 48 / सं.का./ 2002. - भारत के संविधान के 
अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अनुसरण में अधिसूचना का अंग्रेजी 
अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


क्रमांक 1145/ बी . 6/ 26 / 2002 / 14-2 .-- राज्य शासन एतद्द्वारा 
वर्ष 2002 के लिए डॉ. खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार हेतु 
कृषक का चयन करने हेतु निम्नानुसार समिति गठित ( जूरी ) करता 
है 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

प्रभात शास्त्री, उप - सचिव , 


1 . 


Raipur , the 26th August 2002 


2 . 


3 . 


4 . 


डॉ . ए. जे. व्ही . प्रसाद, सचिव कृषि अध्यक्ष 
श्री के . डी . पी . राव , विशेष सचिव , कृषि सदस्य 
श्री प्यारेलाल बेलचंदन 

सदस्य 
श्री अनिल शुक्ला. संपादक , नवभारत प्रेस सदस्य 
डॉ . आर. एस. त्रिपाठी, संचालक , 

सदस्य 
अनुसंधान सेवाएं , इंदिरा गांधी कृषि विश्व 
विद्यालय , रायपुर . 


5 . 


No. 5636/48/2002 ( P.A.).-- Inexercise of the pow 
ers conferred by sub - section ( 3 ) of Section 5 of the 
Chhattisgarh Vidhan Mandal Neta Pratipaksh (Vetan Tatha 
Bhatta ) Adhiniyam, 1980 ( No. 8 of 1980 ), the State 
Government hereby declare Patthalgaon , District 
Jashpumagar (Chhattisgarh ) to be additional place of 


भाग 1 ] 
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official residence of the Neta Pratipaksh of the 
Chhattisgarh Vidhan Sabha . 


गृह ( पुलिस ) विभाग 
मंत्रालय , दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


By order and in the name of the Governor of 

Chhattisgarh , 
PRABHAT SHASTRI, Deputy Secretary. 


रायपुर , दिनांक 2 सितम्बर 2002 


क्रमांक एफ -3/ 86/ दो - गृह/ 2002. - राज्य शासन एतद्द्वारा 
नक्सली गतिविधियों की रोकथाम की दृष्टि से थाना नुकलपाल जिला 
दंतेवाड़ा को ग्राम जांगला पुलिस जिला बीजापुर में स्थानांतरित करने 
स्वीकृति प्रदान करता है. 


. 


रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2002 


- 


थाना नुकलपाल के लिये स्वीकृत पद थाना जांगला हेतु 
स्वीकृत माने जावेंगे. 


क्रमांक 5637 / 48/ सं. का./2002.- छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा 
उपाध्यक्ष ( वेतन तथा भत्ता ) अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 27 सन् 
1972 ) की धारा 4 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग 
में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा कोरबा, ( छत्तीसगढ़ ) को छत्तीसगढ़ 
विधान सभा के उपाध्यक्ष के अतिरिक्त शासकीय निवास स्थान घोषित 
करती है. 


रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2002 


. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

प्रभात शास्त्री , उप - सचिव . 


, 


क्रमांक एफ -14/ 47 /2002/ दो . - मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 
2000 ( क्र . 28 सन् 2000 ) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को 
प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश 
बनाती है, अर्थात् : 


रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2002 


आदेश 


क्रमांक 5637/ 48 / सं.का./ 2002. - भारत के संविधान के 
अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में अधिसूचना का अंग्रेजी 
अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


1 . 


( 1 ) 


इस आदेश 

का संक्षिप्त नाम विधियों का 
अनुकूलन आदेश, 2002 है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

प्रभात शास्त्री , उप - सचिव . 


( 2 ) 


यह 1 नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण 
छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा. 


2 . 


Raipur, the 26th August 2002 


No.5637 / 48/2002 ( P.A.).-In exercise of the pow 
ers conferred by sub -section ( 3) of Section 4 of the 
Chhattisgarh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha ( Vetan 
Tatha Bhatta ) Adhiniyam , 1972 (No. 27 of 1972 ), the 
State Government hereby declare Korba (Chhattisgarh ) 
to be additional place of official residence of the Deputy 
Speaker of the Chhattisgarh Vidhan Sabha. 


समय - समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश 
की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की 
संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी , 
एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक की 
वे निरस्त या संशोधित न कर दी जाएं. उपांतरणों के अध्यधीन 
रहते हुए समस्त विधियों में शब्द " मध्यप्रदेश " जहां कहीं 
भी वे आए हों , के स्थान पर शब्द " छत्तीसगढ़ " स्थापित 
किए जाएं . 


3 . 


अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन 
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की 


By order and in the name of the Governor of 

Chhattisgarh, 
PRABHAT SHASTRI, Deputy Secretary. 
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SCHEDULE 


। 


गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना , सूचना, आदेश, 
प्ररूप, विनियम, प्रमाण - पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए ) 
छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी. 


No. 
(1 ) 


Name of the Laws 

( 2 ) 


अनुसूची 


1 . 


Madhya Pradesh Public Procecution (Gazetted ) 
Service Recruitment Rules, 1991. 


अनुक्रमांक 
( 1 ) 


विधि का नाम 

( 2 ) 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

वाय. के. एस. ठाकुर, विशेष सचिव . 


1 . 


मध्यप्रदेश लोक अभियोजन ( राजपत्रित ) सेवा 
भर्ती नियम , 1991. 


विधि विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 


Raipur, the 12th September 2002 


रायपुर , दिनांक, 3 सितम्बर 2002 


No , F - 14 /47/Home / Two / 2002. - In exercise the 
powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh 
Rc -organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000 ). The State 
Government hereby makes the following order, 
namely : 


क्रमांक 5776/ डी -2145/ 21 - ब/ छ.ग./02. - राज्य शासन द्वारा 
श्री जे के . एस . राजपूत , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव की 
सेवाएं छत्तीसगढ़ शासन विधि विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, 
रायपुर में विधि सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उनके 
द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी 
आदेश होने तक सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, दाऊ कल्याण 
सिंह पवन , रायपुर को सौंपी जाती है . 


ORDER 


1 . 


( 1) This order may be called the Adaptation of 

Laws order , 2002 . 


रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2002 


( 2 ) It shall come into force in the whole State of 

the Chhattisgarh on the 1st day of November, 
2000 . 


क्रमांक 5777 / फा , -3( ए )/4/2002/21-ब.-राज्य शासन द्वारा 
श्री आर. के . बेहार , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर , स्थान जगदलपुर 
की स्वाएं राज्य परिवहन अपीलीय प्राधिकरण, रायपुर में पीठासीन 
अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उनके द्वारा कार्यभार 
ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक 
छत्तीस्गढ़ शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, रायपुर को सौंपी जाती 


2 . 


है . 


The laws as amended from time to time, specified 
in the schedule to this order, which were in force 
in the State of Madhya Pradesh immediately be 
fore in the formation of the State of Chl:attisgarh , 
are hereby extended to and shall be in force in the 
State of Chhattisgarh until repealed or amended . 
Subject to the modification that in all the laws for 
the words " Madhya Pradesh " were ever they occur 
the word " Chhattisgarh " shall be substituted . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

टी . सी . यदु, सचिव. 


3 . 


रायपुर , दिनांक 8 अप्रैल 2002 


Anything done or any action taken (including any 
appointment , notification, notice, order , form, rule , 
regulation certificate or licence ) in exercise of the 
powers conferred by or under the laws specified , 
it the schedule shall continue to be in force in the 
State of Chhattisgarh . 


संशोधन 


इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1359/ 315/2002/21 - ब, 
दिनाांक 21 फरवरी, 2002 को संशोधित करते हुये : 


-- 
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( 1 ) विवाह अनुष्ठापित कराने, और 


क्रमांक 2584 / 315 / 2002/ 21 - ब. - भारतीय क्रिश्चियन विवाह 
अधिनियम , 1872 ( क्रमांक 15 सन् 1872 ) की धारा 6 तथा 9 द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , धर्म - कर्म कराने 
वाले ( मिनिस्टर आफ रिलीजन ) रेव्ह क्रिस्टोफर पॉल , छत्तीसगढ़ 
सामाजिक सेवा समिति , राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ पंजीयन क्रमां 
6420 द्वारा संचालित चर्च के पास्टर को : 


( 2 ) भारतीय क्रिश्चियनों ( ईसाईयों ) के बीच होने वाले विवाहों 

के प्रमाण- पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के संपूर्ण जिलों के 
लिये अनुज्ञप्ति मंजूर करता है . 


Raipur, the 8th Agust 2002 


( 1 ) विवाह अनुष्ठापित कराने, और 


For amendment of previous Notification No. 3853 / 
1278 /2002/21- B , dated 1st June . 2002, the following No 
tification shall be substituted , namely : -- 


( 2 ) भारतीय क्रिश्चियों ( ईसाईयों ) के बीच होने वाले विवाहों 

के प्रमाण -पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के संपूर्ण जिलों के 
लिये अनुज्ञप्ति मंजूर करता है. 


Raipur , the 8th April 2002 


No. 5353/1278/ 2002/ 21 - B.---In exercise of the 
powers conferred by Section 6 and 9 of the Indian Chris 
tian Marriage Act , 1872 ( No. 15 of 1872 ), the State 
Goernment are pleased to grant license to the Minister of 
Religion Paster Dhan Masih Bhartiya General 
Conferrence menonite Church , Champa for the whole 
State of Chhattisgarh . 


AMENDMENT 


For amendment of previous Notification No. 13591 
315 / 2002/ 21 - B , dated 21st Feb. 2002, the following 
Notification shall be substituted , namely : 


(1 ) The solemnize marriages, and 


( 2) To grant certificates of marriage between the 

Indian Christians. 


No. 2584/315 / 2002/ 21- B. - In exercise of the pow: 
ers conferred by Section 6 and 9 of the Indian Christian 
Marriage Act, 1872 (No. 15 of 1872 ), the State Gover 
ment are pleased to grant license to the Minister of 
Religion " Rev. Kristopher Paul" the Church of 
Chliattisgarh Samajik Seva Samiti , Rajnandgaon , 
Chhattisgarh , Reg . No. 6420 , for the whole State of 
Chhattisgarh : 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

अनुराधा खरे, उप - सचिव 


खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग 

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 


( 1) The solcmnize niarriages, and 


( 2 ) To grant certificates of marriages between the 

Indian Christians , 


रायपुर , दिनांक 24 अगस्त 2002 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

टी . सी. यदु, अतिरिक्त सचिव. 


क्रमांक एफ 5-3/ 2002 / खाध/ 29.-- उपभोक्ता संरक्षण 
अधिनियम , 1986 ( 1986 की सं. 86 ) की धारा 10 की उपधारा 
( 1 - क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, 
चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित व्यक्ति , को उनके नाम के 
सामने दर्शाये गये जिला उपभोक्ता फोरम में उनके पदभार ग्रहण करने के 
दिनांक से सदस्य के रूप में नियुक्त करता है : 


रायपुर दिनांक 8 अगस्त 2002 


+ 


अ.क्र . 


जिला उपभोक्ता फोरम का 


इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक 3853/1278/2002/ 21 - ब , 
दिनांक 1 जून, 2002 को संशोधित करते हुये : -- 


( 1 ) , 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 . 


जिला उपभोक्ता फोरम, दुर्ग 


क्रमांक 5353/ 1278/ 2002 / 21 - ब. - भारतीय क्रिश्चियन 
विवाह अधिनियम, 1872 ( क्रमांक 15 सन् 1872 ) की धारा 6 तथा 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , धर्म - कर्म 
कराने वाले ( मिनिस्टर आफ रिलीजन ) धन मसीह भारतीय जनरल 
कान्फ्रेंस मेनोनाईट मण्डली चांपा को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में 

चोय ईसाईयों के बीच : 


श्री काशीराम ठाकुर, 
आ . स्व . श्री सूर सिंह ठाकुर , 
ग्राम पोस्ट, टेकापार 
तह. बालौद, जिला दुर्ग. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

मनोहर पांडे, संयुक्त सचिव . 
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रायपुर , दिनांक 24 अगस्त 2002 


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 
मंत्रालय , दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


क्रमांक एफ 5-3/ 2002/ खाद्य/ 29. - भारत के संविधान के 
अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में इस विभाग की 
समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 अगस्त 2002 का अंग्रेजी अनुवाद 
राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


रायपुर , दिनांक 20 अगस्त 2002 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

मनोहर पांडे, संयुक्त सचिव, 


क्रमांक एफ 10-151/ 2002 / 17.-- राज्य शासन एतद्द्वारा 
खुजी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम छुरिया जिला राजनांदगांव के 
30 बिस्तर वाले अस्पताल भवन का नामकरण " शहीद रामाधीन " के 
नाम पर तत्काल प्रभाव से करता है . 


Raipur, the 24th August 2002 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

प्रमोद सिंह , उप - सचिव . 


No. F 5-3/ Food /2002 /29.- _- In exercise of the pow 
ers conferred by sub- section (1 - A ) of Section 10 of the 
Consumer Protection Act, 1986 (No. 68 of 1986 ) the 
State Government on the recommendation of the selec 
tion Committee hereby appoints the following person as 
the member in the District Forum as shown against his 
name with effect from the date his taking over the charge 
of the office : 


वित्त तथा योजना विभाग 
मंत्रालय , दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


संशोधन 


रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2002 


S. No. 


Name 


District Consumer 

Forum 

( 3 ) 


(1) 


( 2 ) 


क्रमांक एफ - 10--63 /2002 / वा.कर/ पांच. - सोना बुलियन पर 
कर की दर से संबंधित इस विभाग की हिन्दी में जारी की गई अधिसूचना 
क्रमांक एफ - 10-63/ 2002 / वा.कर/ पांच ( 79 ) दिनांक 8-7-2002 की 
पांचवी पंक्ति में त्रुटिवश " 31-3-2002 " अंकित हो गया है, जिसे सुधार 
कर " 31-3-2003 " पढ़ा जाये. इसी प्रकार पांचवीं पंक्ति में शब्द 
"लिए " के पश्चात् शब्द " कर " जोड़कर पढ़ा जाये. 


1 . 


Distt. Consumer 
Forum, Durg. 


Shri Kashiram Thakur 
S/ o, Late Shri Sursingh 
Thakur , 
Post Office Tekapar, 
Teh .-Balod , 
Distt . Durg . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

के . आर.मिश्रा, उप - सचिव . 


By order and in the name of the Governor of 

Chhattisgarh, 
MANOHAR PANDE, Joint Secretary . 


वाणिज्य एवं उद्योग विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर , दिनांक 9 जुलाई 2002 


श्रम विभाग 


मंत्रालय, दाऊं कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


क्रमांक 16-4-11 - वा.उ ./ 2001. - राज्य शासन एतद्द्वारा 
छत्तीसगढ़, लघु और अनुषांगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय 
पर ब्याज नियम 1999 के नियम-5, सहपठित उपनियम-5 में निहित 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नानुसार आवेदन शुल्क निर्धारित करता 


है 


रायपुर , दिनांक 6 सितम्बर 2002 


1 . 


ऐसे आवेदन हेतु, जिनमें दावे की राशि रु. 1.00 लाख ( एक 
लाख रु. ) तक है - रु. 500 ( पांच सौ ). 


क्रमांक 2013/432/16/ 02.-~-राज्य शासन द्वारा बीड़ी कामगार 
कल्याण निधि नियम 1978 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 
432/16/2002 , दिनांक 19-6-02 एतद्द्वारा निरस्त की जाती है . 


2 . 


आवेदन हेतु जिनमें दावे की राशि रु. 1.00 लाख ( रु. एक 
लाख ) से अधिक है - रुपये 1000/ - ( एक हजार रु. ). 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एम. एस. मूर्ति , सचिव. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एस. के. तिवारी , संयुक्त सा 


भाग 1 ] 
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कार्यालय , कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व विभाग 


सरगुजा , दिनांक 9 मई .2002 
रा.प्र.क्र ./ 27 / अ-82 / 90-91- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस 
आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा 
( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


सरगुजा 


सूरजपुर 


सिरसी 


6.380 


कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण 
विभाग, अंबिकापुर. 


सड़क निर्माण हेतु. 


. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू - अर्जन अधिकारी सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

विकास शील , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग , छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


दुर्ग, दिनांक 6 सितम्बर 2002 
क्रमांक 1825 / ले.पा./ भू - अर्जन/ 2002 - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दुर्ग 


पाटन 


2.54 


अचानकपुर 
प . ह. नं . 17 


कार्यपालन यंत्री, तांदुला जल 
संसाधन संभाग - दुर्ग. 


अचानकपुर जलाशय नहर 


निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन मुख्यालय दुर्ग में देखा जा सकता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 
आई. सी . पी . केसरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव. 


- 
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कार्यालय, कलेक्टर, जिला दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व विभाग 


दन्तेवाड़ा , दिनांक 19 जून 2002 


क्रमांक क/ 19 / अ -82 /2007-02.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसू के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) 
के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में 
लागू नहीं होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दंतेवाड़ा 


बीजापुर 


पापनपाल 


31.17 


पापनपाल तालाब निर्माण हेतु. 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, दंतेवाड़ा. 


दन्तेवाड़ा , दिनांक 19 अगस्त 2002 


क्रमांक क/20 /अ-82/2001-02.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 2) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) 
के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी सय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में 
लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में , 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


दंतेवाड़ा 


दंतेवाड़ा 


गुमड़ा . 


1.89 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग , दंतेवाड़ा. 


दंतेवाड़ा व्यपवर्तन योजना हेतु 
नहर/ नालीनिर्माण . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एम. एस. पैकरा , कलेक्टर एवं पदेन उप- सचिव , 


- 


भाग 1 ] 
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कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


बिलासपुर , दिनांक 21 अगस्त 2002 


भू - अर्जन/ क्रमांक 5/ अ -82/ 2001-2002 - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( S ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


लोरमी 


लंघवाटोला 


4.64 


कार्यपालन यंत्री, मनियारी जल 
संसाधन संभाग , मुंगेली. 


जल संसाधन उप - संभाग 
मुंगेलीरहननाला फीडरकेनाल 
व्यपवर्तन योजना का बांध , 
पार , नहर एवं डुबान क्षेत्र. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू - अर्जन अधिकारी लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


बिलासपुर , दिनांक 21 अगस्त 2002 


. 


भू - अर्जन /क्रमांक 6/ अ-82/03-02- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1394 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


हसोल 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


। 


बिलासपुर 


लोरमी 


पथरी 


8.70 


कार्यपालन यंत्री, मनियारी जल 
संसाधन संभाग, मुंगेली. 


जल संसाधन उप - संभाग 
मुंगेली रहन नाला फीडर केनाल 
व्यपवर्तन योजना का बांध, 
पार, नहर एवं डुबान क्षेत्र. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू - अर्जन अधिकारी लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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[ भाग 1 


बिलासपुर , दिनांक 21 अगस्त 2002 


भू - अर्जन क्रमांक 8 / अ -82 /01-02 - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 
अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


लोरमी 


धनियाडोली 


1.33 


कार्यपालन यंत्री, मनियारी जल 
संसाधन संभाग, मुंगेली. 


जल संसाधन उप - संभाग 
मुंगेलीरहन नाला फीडर केनाल 
व्यपवर्तन योजना का बांध, 
पार , नहर एवं डुबान क्षेत्र. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( रा.) एवं भू - अर्जन अधिकारी लोरमी के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


बिलासपुर , दिनांक 5 अगस्त 2002 


U 


क्रमांक 53/ अ -82/2001-2002.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

_ ( 5 ) .... 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


__ ( 6 ) 


बिलासपुर 


पेण्डारोड 


भाड़ी 


13.63 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, मरवाही मुख्यालय 
पेण्ड्रारोड. 


अपरखुज्जी जलाशय के आर. 
बी . सी . केनाल निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है. 


भाग 1 ] 
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बिलासपुर , दिनांक 7 अगस्त 2002 


क्रमांक 54 / अ -82 / 2001-2002 .-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) - 


( 3 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


पेण्ड्रारोड 


कन्हारी 


0.56 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, पेण्ड्रारोड . 


मल्हनिया जलाशय की कन्हारी 
शाखा नहर निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है. 


बिलासपुर , दिनांक 7 अगस्त 2002 


.. 


क्रमांक 55 / अ -82 /2001-2002 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


विलासपुर 


पेण्ड्रारोड 


झगराखांड 


8.34 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, पेण्ड्रारोड, 
जिला बिलासपुर ( छ. ग. ) 


मल्हनिया जलाशयकी गोरखपुर 
एवं कन्हारी शाखा नहर निर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है . 


. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2002 


[ भाग 1 


बिलासपुर , दिनांक 7 अगस्त 2002. 


क्रमांक 56 / अ -82 / 2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि . 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : --- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णनः 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 


- 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


. ( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


. 


बिलासपुर 


पेण्ड्रारोड 


धनौली 


0.86 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग , पेण्ड्रारोड. 


मल्हनिया जलाशय के मुख्य 
नहर निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है . 


. 


बिलासपुर , दिनांक 7 अगस्त 2002 


क्रमांक 57/ अ -82/ 2001-2002.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


- 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


-( 6 ) 


बिलासपुर 


पेण्ड्रारोड 


कोरजा 


2:14 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, पेण्ड्रारोड , 


मल्हनिया जलाशय की मुख्य 
नहर निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है. 


म 


+ 


भाग 1 ] 
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बिलासपुर , दिनांक 7 अगस्त 2002 


क्रमांक 58/ अ -82 / 2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


पेण्ड्रारोड 


गोरखपुर 


2.03 


. 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग , पेण्ड्रारोड. 


मल्हनिया जलाशय की 
गोरखपुर शाखा नहर निर्माण 
हेतु . 


ग 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है. 


बिलासपुर , दिनांक 7 अगस्त 2002 


. 


क्रमांक 59 / अ -82/ 2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


লিলা 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


बिलासपुर 


पेड्रारोड 


तेन्दूमूड़ा 


5.09 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग , पेण्ड्रारोड, 
जिला बिलासपुर ( छ. ग.) 


मल्हनिया जलाशय की कन्हारी 
शाखा नहर निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

आर. पी . मंडल, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2002 


[ भाग 1 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व विभाग 


सरगुजा, दिनांक 14 जुलाई 2002 


- 


रा.प्र.क्र ./16 / अ -82 / 1999-2000.-~ चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


-- 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


के द्वारा 


का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 6 ) 


( 3 ) 


( 2 ) 


अम्बिकापुर 


सरगुजा 


परसापाली 


0.289 


कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर 
संभाग , अंबिकापुर . 


बरनई परियोजना के नावापारा 
माइनर निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, अंबिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


सरगुजा , दिनांक 14 जुलाई 2002 


. 


रा.प्र.क्र ./17/ अ -82 / 1999-2000. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


के द्वारा 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) . 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) -- 


( 6 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


अम्बिकापुर 


सरगुजा 


परसापाली 


0.558 


कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर 
संभाग, अंबिकापुर . 


बरनई परियोजना के मुख्य 
नहर निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, अंबिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 
विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव. 


. 


. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2002 


1313 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़ , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव , छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व विभाग 


रायगढ़, दिनांक 5 अगस्त 2002 


क्रमांक - क / भू - अर्जन/ 2002 /1.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियाप 1984 की धारा 4 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा-( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) . 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


खरसिया 


1.825 


मकरी 
प . ह . नं . 10 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर संभाग, खरसिया . 


" टर्न की " पद्धति के तहत 
सिंचाई व्यवस्था हेतु " खरसिया 
शाखा नहर. " 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़ , दिनांक 5 अगस्त 2002 


। 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /2002/ 2. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के.संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


खरसिया 


9.500 


खरसिया शाखा नहर हेतु. 


तेलीकोट 
प. ह . नं . 11 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर संभाग, खरसिया . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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[ भाग 1 


रायगढ़ , दिनांक 5 अगस्त 2002 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन/ 2002/3. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 . ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा-( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


खरसिया 


4.800 


खरसिया शाखा नहर निर्माण 


रतन महका 
प. ह. नं . 11 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
नहर संभाग , खरसिया. 


हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


रायगढ़ , दिनांक 5 अगस्त 2002 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /2002 / 4.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम 1984 को धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा- ( 1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन ... 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर ग्राम 


के द्वारा 


-का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


खरसिया 


3.900 


औरदा 
प. ह . नं.१ 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगों नहर संभाग, खरसिया. 


खरसिया शाखा नहर नाली 
हेतु . 


भूमि का नक्शा (प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्की के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 
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रायगढ़ , दिनांक 5 अगस्त 2002 


क्रमांक - क / भू - अर्जन/ 2002 / 5. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है: अत : 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा-( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


त 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के 

द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


खरसिया 


3.827 


खरसिया शाखा नहर हेतु 


आमाडोल 
प. ह. नं.7 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर संभाग, खरसिया. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़ , दिनांक 5 अगस्त 2002 


क्रमांक - क / भू- अर्जन / 2002/ 6. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


खरसिया 


1.967 


खरसिया शाखा नहर हेतु. 


ठुसेकेला 
प . ह. नं.7 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर संभाग, खरसिया. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


. 


----------.. 


5 


T 


--चन्न 
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[ भाग 1 


4 


रायगढ़, दिनांक 5 अगस्त 2002 


क्रमांक - क / भू - अर्जन/ 2002 /7.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा-( 1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : -- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


. 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


खरसिया 


16.669 


खरसिया शाखा नहर हेतु. 


बोतल्दा 
प . ह . नं . 7 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर संभाग, खरसिया . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़ , दिनांक 5 अगस्त 2002 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /2002 / 8.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत : 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) ... 


रायगढ़ 


खरसिया 


8.130 


खरसिया शाखा नहर हेतु. 


पलगढ़ा 
प . ह . नं .8 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर संभाग, खरसिया. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


भाग 1 ] 
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क्रमांक - क/ भू- अर्जन/2002/9 .-- चूंकि राज्य शासन को वह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाचे ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शास : सरु द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त . 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा-( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


- 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभंग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


खरसिया 


रायगढ़ 


8.000 


खरसिया शाखा नहर हेतु. 


बरगढ़ 
प. ह. नं.8 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर संभाग, खरसिया . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़, दिनांक 5 अगस्त 2002 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन/2002 /10.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
क्री अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा-( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


खरसिया 


9.000 


खरसिया शाखा नहर हेतु. 


उल्दा 
प. ह . नं.8 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर संभाग, खरसिया . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


h 


A 


[ भाग 1 
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क्रमांक - क/ भू - अर्जन/ 2002 /11.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित सक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


खरसिया 


खरसिया शाखा नहर हेतु. 


2.800 


खरसिया 
प. ह . नं. 11 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर संभाग, खरसिया . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सकी के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़ , दिनांक 5 अगस्त 2002 


ग 


क्रमांक - क / भू - अर्जन / 2002/ 12.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में टक्क अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा- ( 1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर.में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


खरसिया 


रायगढ़ 


1.500 


खरसिया शाखा नहर हेतु . 


छोटे देवगांव 
प. ह. नं.7 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर संभाग, खरसिया . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2002 
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रायगढ़ , दिनांक 5 अगस्त 2002 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /2002/ 13, -- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा-( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


" 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


खरसिया 


11.331 


खरसिया नहर शाखा हेतु. 


पतरापाली 
प.ह.नं.7 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर संभाग , खरसिया . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सती के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


रायगढ़ , दिनांक 5 अगस्त 2002 


tw 


क्रमांक-क / भू - अर्जन/ 2002/ 14. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा-( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


खरसिया 


1.600 


खरसिया शाखा नहर हेतु . 


मकरी 
प . ह. नं . 10 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर संभाग, खरसिया . 


भूमि का नक्शा (प्लान ) भू -अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2002 


[ भाग 1 


रायगढ़, दिनांक 5 अगस्त 2002 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन / 2002 / 15. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


रायगढ़ 


खरसिया 


4.206 


खरसिया शाखा नहर हेतु. 


गोपीमहका 
प . ह . नं . 11 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर संभाग, खरसिया. 


. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर - चांपा , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 

राजस्व विभाग 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 14 अगस्त 2002 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /503.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


जैजेपुर 


0.950 


मलनी माइनर नहर हेतु. 


मलनी 
प. ह . नं.4 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं . क्र . 3, सक्ती 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2002 


1321 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 14 अगस्त 2002 


क्रमांक - क / भू - अर्जन/504. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


( 1 ) ( 2 ) 
जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं . क्र . 4 ,डभरा . 


12.732 


सपिया 
प. ह. नं.9 


सिंपरा वितरक नहरनिर्माण 
हेत . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 14 अगस्त 2002 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /50 s.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4) में वर्णित भूमि को 
अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा- (1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


f 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


12.344 


फगुरम 
प. ह . नं.9 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं. क्र . 4, डभरा. 


सिंघरा वितरक नहर निर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2002 


[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 14 अगस्त 2002 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन/ 506 .-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा- (1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


2.700 


भांटा 
प . ह . नं. 10 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं . क्र .4,डभरा. 


सिंघरा वितरक नहर निर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सती के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर- चांपा , दिनांक 14 अगस्त 2002 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /507.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा-( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) . 


भूमि का वर्णन 
तहसील . नगर/ ग्राम .. 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


के द्वारा 


। 


-- 


H 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 
जांजगीर - चांपा मालखरौदा बोड़ा सागर 

प . ह.नं. 30 


7.800 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं.क्र . 4, डभरा . 


सिंघरा वितरक नहर निर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सकी के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


- 


भाग 1 ] 
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जांजगीर - चांपा , दिनांक 14 अगस्त 2002 


- 


h 


क्रमांक - क / भू- अर्जन/ 508. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा 
( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


- 


जांजगीर - चांपा मालखरौदा 


8.630 


सेरो 
प. ह. नं. 10 


कार्यपालन यंत्री , मिनीमाता 
बांगो नहर सं . क्र .4, डभरा. 


सिंघरा वितरक नहर निर्माण 
हेतु. 


. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 14 अगस्त 2002 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन/ 509.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम , 189 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ( अ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा-( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


चाम्पा 


1.072 


कोसमंदा 
प. ह . नं.4 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं . क्र . 2, चाम्पा . 


फरसवानी उप - शाखा के 
सिवनी माइनर नं . 2 नहरनिर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


. 


44 


, 
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[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 14 अगस्त 2002 


-क/ भू- अर्जन/ 510. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से ( 4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपनन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा-( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


- 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


- 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ). 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


सक्ती 


0.970 


परसदा 
प . ह. नं . 11 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं.क्र .6, सक्ती. 


सिरली सब माइनर निर्माण 
हेतु 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 14 अगस्त 2002 


क्रमांक -काभू- अर्जन /511. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की 
उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 


- 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


* 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर- चांपा 


सक्ती 


0.547 


पलाड़ीखुर्द 
प. ह . नं. 15 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं . क्र . 6, सक्ती . 


महुआभाठा सब माइनर नहर 
निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2002 
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जांजगीर - चांपा , दिनांक 14 अगस्त 2002 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /512.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शास . इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की 
उपधारा- ( 1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


( 2) 
सक्ती 


जांजगीर - चांपा 


1.579 


बाराद्वार बस्ती 
प. ह. नं . 15 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर स. क्र .6, संक्ती . 


बाराद्वार बस्ती सब माइनर 
नहर निर्माण. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 14 अगस्त 2002 


क्रमांक - क / भू - अर्जन/513. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा- ( 1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


जिला 


तहसील 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


सकी 


1.880 


बाराद्वार बस्ती 
प. ह. नं . 15 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं . क्र .6, सक्ती. 


महुआभाठा सब माइनर नहर 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2002 


[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 14 अगस्त 2002 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /514. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा-( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) . 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

• ( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


सक्ती 


0.214 


नयाबाराद्वार 
प. ह , नं , 15 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं.क्र .6 , सक्ती. 


पलारीमाइनर नं.1 नहरनिर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 14 अगस्त 2002 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /515. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -- 17 की 
उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 


.. 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 
तहसील . नगर/ ग्राम 


जिला 


का वर्णन 


- 


लगभम क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

-के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


चाम्पा 


1.109 


झरना 
प. ह . नं.7 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं. क्र . 6, सक्ती. 


झरना माइनर नं . 1 नहरनिर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2002 
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जांजगीर - चांपा , दिनांक 14 अगस्त 2002 


क्रमांक - क / भू -अर्जन /516.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू -अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा- ( 1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 


.. 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


चाम्पा 


0.372 


दरी बंजर 
प. ह.नं.7 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं . क्र .6 , सक्की. 


झरना माइनर नं . 1 नहरनिर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 14 अगस्त 2002 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /517. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


का वर्णन 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


चाम्पा 


0.704 


झीका 
प. ह . नं.7 


कार्यपालन यंत्री , मिनीमाता 
बांगों नहर सं. क्र . 6, सक्ती . 


झीका माइनर नहरनिर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


[ भाग 1 
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जांजगीर - चांपा , दिनांक 14 अगस्त 2002 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन/518. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची. के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


सक्ती 


1.049 


नगरदा 
प. ह. नं . 3 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं . क्र . 6, सक्ती. 


झीका माइनर नहर निर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 14 अगस्त 2002 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /519. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांप 


सक्ती 


0.729 


नगरदा 
प . ह . नं . 3 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं . क्र . 6, सक्ती. 


चारपारा सब माइनर नं . 1 
नहर निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 14 अगस्त 2002 


क्रमांक - क / भू- अर्जन/520.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


सक्ती 


1.263 


मुक्ताराजा 
प. ह . नं . 16 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं . क्र . 6, सक्ती . 


पलारी सब माइनर 

र नं . 1 नहर 
निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा (प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 14 अगस्त 2002 


क्रमांक - क / भू- अर्जन/521. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा-( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


0.470 


भरकाडीह 
प. ह. नं.7 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं. क्र . 6, सक्ती. 


मौहाडीह माइनर नं . 1 नहर 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है, 
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जांजगीर - चांपा , दिनांक 14 अगस्त 2002 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन /522. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


॥ 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


सक्ती 


0.101 


पलाड़ीकला 
प. ह . नं. 15 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं . क्र . 6, सक्ती. 


पलाड़ी सबमाइनर नं .1निर्माण 
हेतु. 


- 


भूमि का नक्शा (प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


- 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 14 अगस्त 2002 


- 


- 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /523. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


- 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


. 
जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


. 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


चाम्पा 


0.648 


खाम्हिया . 
प . ह . नं.8 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं.क्र. 6, सक्ती . 


खाम्हिया सब माईनर नहर 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा (प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 
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जांजगीर - चांपा , दिनांक 14 अगस्त 2002 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /524.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा- ( 1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


चांपा 


0.429 


लछनपुर माइनर नं . 1 नहर 


खाम्हिया 
प. ह. नं .8 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांग्गे नहर सं.क्र. 6, सक्ती.. 


निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 14 अगस्त 2002 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /525 .-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है: राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा- ( 1) के उपबन्य उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


चाम्पा 


0.492 


लछनपुर 
प. ह . नं.8 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं . क्र . 6 , सक्ती. 


लछनपुर माइनर नं . 2 नहर 
निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2002 . 
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जांजगीर - चांपा , दिनांक 14 अगस्त 2002 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन /526. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के - खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


भूमि का.वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


के द्वारा 


. 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


चांपा 


2.408 


लछनपुर माइनर नं. 2 नहर 


कुम्हारीकला 
प . ह . नं .8 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर स. क्र . 6, सक्ती. 


निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


- 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 14 अगस्त 2002 


क्रमांक - क / भू- अर्जन/527. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के.खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः धू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 


जिला 


तहसील 


का वर्णन 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


( 5 ) 


जांजगीर - चांपा 


जैजेपुर 


0.353 


तान्दुलडीह 
प. ह . नं. 3 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं . क्र . 6, सक्ती. 


तान्दुलडीह माइनर नहरनिर्माण 
हेतु . 


भूमि.का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


.. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2002 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 14 अगस्त 2002 


क्रमांक - क / भू- अर्जन/ 528.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है: अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यकियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की उपधारा 
( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


जैजैपुर 


2.783 


काशीगढ़ 
प. ह. नं.9 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं. क्र . 3, सक्ती . 


काशीगढ़ सब माइनर नहर 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 26 अगस्त 2002 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन /529. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2), द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


सक्ती 


0.364 


रीवापाली 
प. ह . नं.6 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं. क्र . 5, खरसिया. 


कर्रापाली माइनर नहरनिर्माण 
हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक.4 अक्टूबर 2002 


[ भाग 1 
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जांजगीर - चांपा , दिनांक 26 अगस्त 2002 


. 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /530. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


सार्वजनिक प्रयोजन 


. 


भूमि का वर्णन 

नगर/ ग्राम 


जिला 


तहसील 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


धास 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


इभरा 


11.976 


देवरघटा 
प. ह. नं. 1 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं . क्र . 4, डभरा . 


सिंघरा वितरक नहरनिर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 26 अगस्त 2002 


क्रमांक - क / भू - अर्जन / 531. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 को उपधारा 
( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


6.064 


घिवरा 
प. ह . नं.9 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं . क्र .4, डभरा.. 


सिंघरा वितरक नहरनिर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा (प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


- 


- 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2002 
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जांजगीर - चांपा , दिनांक 26 अगस्त 2002 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /532.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 
संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त 
अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा- 17 की उपधारा 
(1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


. 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


2.897 


कटौद 
प. ह. नं.6 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं. क्र . 4, डभरा . 


सिंधरा वितरक नहर निर्माण . 
हेत. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


८. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 26 अगस्त 2002 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन /533. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


. 


जिला 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


1 ( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर- चांपा 


डभरा 


6.083 


चुरतेला 
प . ह . नं.6 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं. क्र . 4, डभरा. 


सिंघरा वितरक नहर निर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


, 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2002 


[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 26 अगस्त 2002 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन/ 534. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा-( 1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 


- 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


6.785 


सुखदा 
प. ह. नं.5 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं. क्र . 4 , डभरा. 


सिंघरा वितरक नहर निर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 26 अगस्त 2002 


- 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /535.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
• उपधारा- ( 1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


. 


जांजगीर - चांपा . डभरा 


1.594 


चूरतेली. 
प. ह.नं.6 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं. क्र . 4, डभरा . 


सिंघरा वितरक नहर निर्माण 
हेतु. 


-- 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2002 


1337 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 26 अगस्त 2002 


क्रमांक - क/ भू- अर्जन /536. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा- ( 1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


. 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) . . . 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


2.159 


गोबरा 
प. ह. नं.6 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं.क्र.4, डभरा. 


सिंधरा वितरक नहर निर्माण 
हेतु . 


. 


. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 26 अगस्त 2002 


क्रमांक - क / भू- अर्जन/537. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा- ( 1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


4.376 


फरसवानी 
प . ह. नं.6 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं. क्र . 4, डभरा . 


सिंघरा वितरक नहर निर्माण 
हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2002 


[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 26 अगस्त 2002 


क्रमांक - क / भू - अर्जन / 538 .-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


8.165 


रामभाटा 
प. ह . नं .8 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं . क्र .4, डभरा. 


सिंघरा वितरक नहरनिर्माण 
हेत. 


भूमि का नक्शा (प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 26 अगस्त 2002 


. 


क्रमांक - क / भू - अर्जन /539. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा. ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


-नगर/ ग्राम 


• के द्वारा 


का वर्णन 


. 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


टनगन 


4.009 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं. क्र . 4, डभरा . 


सिंधरा वितरक नहर निर्माण 
हेतु. 


प . ह. नं . 8 


.. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


: 


. 
- 
1 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 4 अक्टूबर 2002 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 26 अगस्त 2002 


क्रमांक - क/ भू - अर्जन /540.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे मंलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.राज्य शासन यह भी निर्देश देता है 
कि उक्त अधिनियम की धारा -5 ( अ ) के उपबन्ध , उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा -17 की 
उपधारा- ( 1 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते है : 

अनुसूची 


: 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वकप्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


सकी 


1.734 


तेन्दूटोहा 
प. ह. नं.6 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता 
बांगो नहर सं. क्र . 5 , खरसिया . 


सरवानी वितरक नहर निर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा , दिनांक 29 अगस्त 2002 


रा. प्र. क्र . 11 / अ -82/ 99-2000. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को फक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 6 ) 


जांजगीर - चांपा 


डभरा 


6.896 


कांसा 
प. ह . नं.6 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, जांजगीर - चांपा. 


घटोई जलाशय के अंतर्गत 
डुबान में आने से. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मनोज कुमारपिंगुआ , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 4 अक्टूबर 2002 


[ भाग 1 


1340 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला कोरंबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


. 


कोरबा, दिनांक 2 सितम्बर 2002 


क्रमांक 23. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 
( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 

नगर/ ग्राम 


जिला 


तहसील 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


कोरबा 


कोरबा 


. 


3.750 


मोहरा माइनर निर्माण हेतु. 


मोहरा 
प. ह . नं . 19 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 2 , चाम्पा. 


भूमि का नक्शा (प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


कोरबा , दिनांक 2 सितम्बर 2002 


क्रमांक 24.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इरानअनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने 
( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम , 
1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को 
इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त 
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) . 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


(2) 


( 3 ) 


( 6 ) 


कोरबा 


कोरबा 


- गितारी , 


1.589 


मोहरा माइनर निर्माण हेतु. 


कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 2, चाम्पा. 


प. ह. नं . 19 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


. 


